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22 दिसंबर, 2017 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार
812.  श्री लाल सिंह वडोदियाः 
    क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार के अनुसार छोटी जोत वाले किसानों की बढ़ती संख्या, 
    परंपरागत खेती और कम उत्पादकता को किसानों की दशा सुधारने में सबसे बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसमें सुधार के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) जी, हां। 
(ख) एवं (ग) सरकार का ध्‍यान कृषि को व्‍यवहार्य बनाकर किसानों के कल्‍याण पर केन्‍द्रित है। कृषि व्‍यवहार्यता तभी संभव है जब खेती की लागत कम हो, प्रति ईकाई फार्म उपज अधिक हो और किसानों को उनकी अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त हो। विभाग इस उद्देश्‍य को पूरा करने के लिए विभिन्‍न योजनाओं जैसे मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना, नीम कोटेड यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्‍ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम) एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्‍वयन कर रहा हैं। 

ब्‍याज छूट योजना के अंतर्गत सात प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्‍याज दर पर किसानों को तीन लाख रुपए तक का लघु आवधिक ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्‍त, बैंको द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान समय के अनुसार अपना फसल ऋण तुरंत चुकाने वाले किसानों के मामले में ऐसे किसानों को 3% तुरंत पुनर्भुगतान प्रोत्‍साहन दिया जाता है। इस प्रकार, लघु आवधिक फसल ऋण के लिए प्रभावी ब्‍याज दर 4% प्रति वर्ष हैं।

किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री को रोकने और किसानों को वेयरहाउस रसीदों के बदले वेयरहाउस में अपनी उपज रखने को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई के बाद और छ: माह की अवधि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे व सीमान्‍त किसानों को ब्‍याज दर योजना का लाभ उसी दर पर दिया जाता है जिस दर पर डब्‍ल्‍यूडीआरए प्रत्‍याधिक वेयरहाउस में अपनी उपज रखने के लिए परक्राम्‍य वेयरहाउस रसीद के बदले फसल ऋण उपलब्‍ध कराया जाता हैं। फलों, सब्‍जियों, कंद मूल फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको व बांस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत अधिकतर कार्यकलापों में चार हैक्‍टेयर तक सीमित आकार के खेतों के लिए सब्‍सिडी की जाती है। समुच्‍चयन व पैमाने की बचत के लिए किसान उत्‍पादक संगठन (एफपीओ)/किसान हित समूह (एफआईजी) का गठन करने के लिए छोटे व सीमांत किसानों को समूह में एकत्रित किया जाता है। एमआईडीएच के अंतर्गत एफपीओ वित्‍तीय सहायता के लिए पात्र है। यह मिशन उच्‍च मूल्‍य वाले फलोद्यानों व रोपण फसलों, अंगूर की बेल, सब्‍जियों व फलों के बागान, मधुमक्‍खीपालन, मशरूम की खेती व बेमौसमी सब्‍जियों के विविधीकरण जैसे विभिन्‍न कार्यक्रमों के माध्‍यम से किसानों की आय बढ़ाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। खुले खेतों में फूलों की खेती जैसे कुछ घटकों में छोटे व सीमान्‍त किसानों के उद्धार के लिए उच्‍च दर  पर सहायता प्रदान करने का प्रावधान हैं। 

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत छोटे व सीमांत किसानों के लिए कम से कम 33% निधियां निर्धारित की गई हैं। 

मुख्‍य मिशन अर्थात राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रोद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण उप मिशन छोटे व सीमांत किसानों पर मुख्‍य ध्‍यान देकर कार्यान्‍वयन के लिए ‘एकल विंडो’ दृष्‍टिकोण प्रदान करके कृषि यंत्रीकरण के समग्र विकास के लिए सभी कार्यकलापों को मिलाने के लिए उपयुक्‍त प्‍लेटफार्म साबित हो रहा है। 

प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत कम से कम 50% आवंटन का उपयोग छोटे व सीमांत किसानों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, अन्‍य किसानों की तुलना में छोटे व सीमांत किसानों के लिए 10% अतिरिक्‍त वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध है। राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन के दिशा-निर्देशों में यह परिकल्‍पना की गई है कि वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास व कृषि वानिकी उप मिशन योजनाओं के लिए कम से कम 50% आवंटन का उपयोग छोटे व सीमांत किसानों के लिए किया जाएगा। 

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना के अंतर्गत पूरे देश में सभी फार्म जोतों में मृदा स्‍वास्‍थ्‍य का मूल्‍यांकन करने और दो वर्ष की अवधि में नियमित रूप से किसानों (छोटे व सीमांत किसानों सहित) को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड जारी करने के लिए सभी राज्‍य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती हैं।  
************
